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 Title:  Regarding  the  issue  of  using  the  stolen  cases  of  vehicles  for  terrorist  activities.

 श्री  राजिन्द्र  अग्रवाल  (मेरठ)  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  मेरठ  में  लम्बे  समय  से  वाहन  चोरों  के  अंतर्राज्यीय गिरोह  काम  कर

 रहे  हैं  ।  दिल्ली,  हरियाणा,  पंजाब,  राजस्थान  व  अन्य  प्रदेशों  से  यहां  गाड़ियां  आती  हैं  और  कुछ  ही  मिनटों  में  उनको  काट

 दिया  जाता  है  |  इन  वाहनों  का  उपयोग  अनेक  प्रकार  की  आपराधिक  गतिविधियों  में  हो  सकता  है,  जिनमें  आतंकवादी
 गतिविधियां भी  सम्मिलित  हैं  ।  मैं  इस  विषय  को  पहले  भी  सदन  में  उठा  चुका  हूं  ।  मैंने  प्रदेश  के  माननीय  मुख्य  मंत्री  जी  को

 भी  इस  संबंध  में  पत्र  लिखा  था  तथा  परिणामस्वरूप  मेरठ  में  इन  गिरोहों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  भी  हो  रही  है,  परंतु  इस  कारण

 अब  चोरी  के  वाहनों  को  काटने  के  इस  अवैध  काम  का  विस्तार  हापुड़  तथा  आस-पास  के  अन्य  जिलों  में  भी  हो  गया  है  |

 अध्यक्ष  जी,  यह  समस्या  केवल  मेरठ  की  ही  नहीं  है,  यह  अंतर  जनपदीय  भी  नहीं  है,  जैसा  मैंने  कहा  कि  यह
 समस्या  अंतर्राज्यीय  है  |  केवल  मेरठ  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  कार्रवाई  करने  से  इस  समस्या  का  समाधान  संभव  नहीं  है  |  मेरा

 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  अनेक  प्रांतों  में  फैले  हुए  वाहन  चोरी  एवं  कटान  के  इस  अवैध  कारोबार के  तंत्र

 को  समाप्त  करने  के  लिए  सक्षम  अधिकारी  के  नेतृत्व  में  एक  उच्च  स्तरीय  टास्क  फोर्स  बनाई  जाए,  जो  इन  प्रदेशों  के  पुलिस

 अधिकारियों  से  मिलकर  तथा  संपूर्ण  जानकारी  जुटाकर  इस  आपराधिक  तंत्र  को  पूरे  तरीके  समाप्त  कर  सके  ।  आपने  मुझे

 समय  दिया,  इसके  लिए  बहुत-बहुत आभी।  |

 माननीय  अध्यक्ष  :  सभी  माननीय  सदस्यों  को  आज  शून्य  काल  में  अवसर  दिया  जाएगा  |  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  आग्रह

 है  कि  वे  सदन  में  पूरे  समय  रुकेंगे,  अन्यथा  उनको  अगली  बार  मौका  नहीं  दिया  जाएगा  |

 संसदीय  कार्य  मंत्री;  कोयला  मंत्री  तथा  खान  मंत्री  (श्री  प्रहलाद  जोशी)  :  जो  सदस्य  अपना  भाषण  देकर  उठकर  चले

 जाएंगे,  उनका  अगली  बार  मौका  नहीं  होना  चाहिए  |

 माननीय  अध्यक्ष  :  संसदीय  कार्य  मंत्री  जी  ने  व्यवस्था  दे  दी  है  ।
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